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13 दिसम्‍बर, 2013 के लिए प्रश्‍न
व्यापारियों द्वारा खाद्यान्नों की खरीद और बिक्री
1004.
श्री पुरूषोत्तम खोडाभाई रूपाला:
श्री मनसुख एल0 मांडविया:
क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि व्यापारी भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) से खाद्यान्नों की खरीद करते हैं और कुछ समय बाद वे उस खाद्यान्न को मुनाफे के साथ पुन: एफसीआई को ही बेच देते हैं जिसके परिणामस्वरूप सरकार को आर्थिक नुकसान हो रहा है, यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या गत पांच वर्षों के दौरान सरकार ने ऐसे मामलों की जांच की है, यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और
(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान कितने मामलों की जांच पूरी हुई है और दोषी व्यक्तियों को क्या सजा दी गई है, और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्‍तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)
(प्रो0 के0 वी0 थॉमस)
(क) से (ग): भारतीय खाद्य निगम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्‍य कल्‍याणकारी योजनाओं के तहत वितरण के लिए राज्‍य सरकारों को खाद्यान्‍नों की आपूर्ति करता है।  तथापि, कभी-कभी, भारतीय खाद्य निगम बाजार हस्‍तक्षेप के एक साधन के रुप में खुला बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के अंतर्गत खुले बाजार में खाद्यान्‍नों की बिक्री करता है। खाद्यान्‍नों की रीसाइक्लिंग को रोकने के लिए खुला बाजार बिक्री योजना के अंतर्गत खाद्यान्‍न का मूल्‍य न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य से अधिक रखा जाता है।  एक नीति भी तैयार की गई है, जिसमें निर्धारित किया गया है कि किसी विशिष्‍ट खरीफ विपणन मौसम के कस्‍टम मिल्‍ड चावल (सीएमआर) की सुपुर्दगी संबंधित राज्‍य सरकार द्वारा निर्धारित तारीख तक पूरी की जानी होगी ताकि अगले मौसम की शुरुआत से पहले सुपुर्दगी पूरी हो जाए।  यह उपाय चावल की रीसाइक्लिंग/पुन:परिचालन जैसे कदाचार को रोकने के लिए किया गया है। चावल की रीसाइक्लिंग के बारे में भारतीय खाद्य निगम को आन्‍ध्र प्रदेश से एक शिकायत दिनांक 31.01.2012 को प्राप्‍त हुई थी, जिसकी जॉंच भारतीय खाद्य निगम के सतर्कता प्रभाग द्वारा की गई थी।  शिकायत में लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं किए जा सके थे।
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